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राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *19
(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
बैंकिंग प्रणाली में खामियां
*19.
श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)
क्या यह सच है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है;

(ख)
क्या यह भी सच है कि सरकार कोई सुधारात्मक कार्य पद्धति लाए जाने के बारे में विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चूककर्ताओं को बिना दण्ड के छोड़ा न जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
क्या यह भी सच है कि वर्तमान में चूककर्ता दण्ड से मुक्त हो सकते हैं?
उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)
(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 
*****

'बैंकिंग प्रणाली में खामियां' के संबंध में श्री पॉल मनोज पांडियन द्वारा पूछे गए 
01 दिसम्बर, 2015 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (ग): बैंक ग्राहकों को संविदा के आधार पर ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण संविदा वह दस्तावेज है जिससे उधारकर्ता निर्धारित समयावधि के अनुसार ब्याज और मूलधन चुकाने के वायदे के साथ धनराशि प्राप्त करता है। यदि उधारकर्ता अपने वायदे को पूरा नहीं करता है तो वह चूक करता है। चूक वास्तविक कारणों से या स्वैच्छिक या धोखाधड़ीपूर्ण हो सकती हैं। चूक की घटना को नियंत्रित करने तथा ऋण वसूली को सुविधाजनक बनाने हेतु सरकार ने विधिक तंत्र, जैसे ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा सरफासी अधिनियम, की व्यवस्था की है। विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर परिपत्र जारी करके, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं (आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है):
1.
बोर्ड अनुमोदित ऋण/वसूली नीति तैयार करना।
2.
ऋणों को स्वीकृत करने तथा संकट की पहचान आरंभ करने के लिए सूचना साझा 
करने हेतु प्रभावी तंत्र लागू करना।
3.
वित्तीय दबाव की पहचान आरंभ में करने, समाधान हेतु त्वरित कदम उठाने एवं 5 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के ऋण एक्सपोजर के संबंध में ऋण आंकड़ों को एकत्र करने, भण्डारण करने तथा प्रदर्शित करने के लिए बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना कोष सृजित करने सहित उधारदाताओं के लिए उचित वसूली के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना।
4.
त्वरित समाधान हेतु संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) का गठन।
5.
उधारदाता कंपनियों के स्वामित्व में परिवर्तन को लागू करने के लिए कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना।
6.
धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए ऋण अवधि के चक्र में घटनाक्रम/चरण-वार कार्रवाई की व्यवस्था।
7.
वैसे उधारकर्ता, जिनके पास धनराशि हो और वे ऋण नहीं चुकाते हों, को हतोत्साहित करने के लिए इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना, ऐसे चूककर्ताओं को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं को सीमित करना, धनराशि को बलपूर्वक निकालने के मामले में उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्तपोषण से वंचित करना तथा उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करना।
*****

